भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 82  

दिनांक 05 दिसम्‍बर, 2013 को उत्‍तरार्थ 
ई-पी आर आई परियोजना के कार्यान्‍वयन की स्‍थिति 
82 डा. कनवर दीप सिंह : 

क्‍या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(1) क्‍या देश के सभी राज्‍यों में पंचायती राज संस्‍थाओं में आई टी समर्थ सेवाओं हेतु ई-पी.आर.आई. परियोजना का प्रगामी कार्यान्‍वयन किया जा रहा है; 
(2)  देश में राज्‍य-वार कितनी पंचायती राज संस्‍थाएं है जो आई टी समर्थ सेवाओं का परिदान करती है ;   और
(3) ई-पी आर आई परियोजना के तहत कितनी पंचायती राज संस्‍थाएं शामिल की गई है और विगत तीन वर्षों में पश्‍चिमी बंगाल में ऐसी पंचायतों द्वारा किस-किस प्रकार की आई टी समर्थ सेवाएं परिदत्‍त की गई है ? 
उत्‍तर
पंचायती राज मंत्री
(श्री वी. किशोर चंद्र देव)
(1) : पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के कार्यान्‍वयन के माध्‍यम से पंचायतों में ई-शासन को प्रोत्‍साहित कर रहा है जो पंचायतों के कार्यकरण के समस्‍त पहलुओं के बारे में प्रकाश डालता है, जिनमें नियोजन, निगरानी, कार्यान्‍वयन, बजटन, लेखाकरण, सामाजिक अंकेक्षण एवं लाइसेंस, प्रमाणपत्र इत्‍यादि जारी करने जैसे नागरिक सेवाओं की सुपुर्दगी शामिल हैं।  ई-पंचायत एम एम पी के तहत अभिकल्‍पित  II  कोर सामान्‍य अनुप्रयोगों की सूची अनुबंध-I  पर दी गई है।  ये सभी अनुप्रयोग संयुक्‍त रूप से पंचायत एंटरप्राईज स्‍यूट (पीईएस) का निर्माण करते हैं।  इन अनुप्रयोगों में से चार अनुप्रयोग नामत: प्रियासॉफ्ट, प्‍लान प्‍लस, नेशनल   पंचायत पोर्टल एवं नेशनल पंचायत डायरेक्‍टरी (अब लोकल गवर्नेंस डायरेक्‍टरी के नाम से जाना जाता है)  तीन वर्षों से राज्‍यों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे हैं।  छ: अन्‍य अनुप्रयोग नामत: एरिया  प्रोफाइलर, सर्विस प्‍लस, एसेट डायरेक्‍टरी, एक्‍शन सॉफ्ट, सोसल ऑडिट एवं ट्रेनिंग मैनेजमेंट 24 अप्रैल, 2012 को राष्‍ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर आरंभ किए गए और इन अनुप्रयोगों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।  इन अनुप्रयोगों  को भी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा धीरे-धीरे अपनाया जा रहा है।  इन अनुप्रयोगों को अपनाएं जाने की स्‍थिति का राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र वार ब्‍यौरा अनुबंध II  पर दिया गया है।  
(2) ई-पंचायत एम एम पी के तहत अनुप्रयोगों में से एक नामत: सर्विस प्‍लस का विकास सेवाओं की इलेक्‍ट्रानिक सुपुर्दगी हेतु किया गया है।  सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को उन पंचायत केंद्रित सेवाओं की पहचान करने एवं उन्‍हें सर्विस प्‍लस पर दर्शाने का परामर्श दिया गया है।   जिनकी सुपुर्दगी ऑन लाईन तरीके से की जा सके।  कई राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र अपनी सेवाओं की पहचान करने एवं सर्विस प्‍लस पर दर्शाने की प्रक्रिया चला रहे हैं।  महाराष्‍ट्र में 30 जिला पंचायतें एवं 47 ग्राम पंचायतें सेवाओं की इलेक्‍ट्रॉनिक रूप से सुपुर्दगी के लिए इस अनुप्रयोग का पहले से ही उपयोग कर रही हैं।  उसी तरह से, छत्‍तीसगढ़ में 70 ग्राम पंचायतें ऑनलाईन सेवाएं उपलब्‍ध कराने हेतु इस अनुप्रयोग का उपयोग कर रही हैं।  ब्‍यौरे http://serviceonline.gov.in/ पर देखे जा सकते हैं। 
(3) पश्‍चिम बंगाल में पीईएस अनुप्रयोगों के अपनाए जाने की स्‍थिति निम्‍नवत है : 
· राज्‍य के 96.15 प्रतिशत गांवों को उनके ग्राम पंचायतों के साथ लोकल गवर्मेंट आयरेक्‍टरी में मानचित्रित किया गया है। 
· वर्ष 2011-12 में, 14 जिला पंचायतें, 300 ब्‍लॉक पंचायतों  एवं 2768 ग्राम पंचायतों ने प्‍लान प्‍लस में अपनी योजनाओं को अपलोड कर दिया था।  वर्ष 2012-13 में, 6 जिला पंचायतें, 121 ब्‍लॉक पंचायतें एवं 1137 ग्राम पंचायतों ने प्‍लान प्‍लस में अपनी योजनाओं को अपलोड कर दिया था।  वर्ष 2013-14 में, 4 जिला पंचायतें, 64 ब्‍लॉंक पंचायतें एवं 594 ग्राम पंचायतों ने पहले ही अपनी वार्षिक कार्य योजनाएं ऑनलाईन कर दी हैं। 
· एनपीपी के तहत, राज्‍य में सभी पंचायतों के लिए गतिमान वेबसाईट सृजित कर दिए गए हैं।  पंचायतों द्वारा उन वेबसाईटों का सक्रिय उपयोग धीरे-धीरे गति पकड़ रहा है। 
· विगत एक वर्ष में, मंत्रालय द्वारा 268 कर्मियों को 7 पीईएस अनुप्रयोगों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 
· नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ इलेक्‍ट्रॉनिक एवं इनफॉर्मेशन टेक्‍नोलॉजी (एन आई ई एल आई टी) के माध्‍यम से राज्‍य में 590 पंचायत कर्मियों एवं निर्वाचित सदस्‍यों को आधारभूत आईटी साक्षरता पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 

ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत उपर्युक्‍त पहलों के अतिरिक्‍त, राज्‍य ने पंचायत स्‍तर भी पर कई ई-शासन संबंधी पहल किए हैं। राज्‍य ग्राम पंचायत स्‍तर पर नागरिकों को सेवाओं की इलेक्‍ट्रॉनिक सुर्पुदगी एवं खातों में प्रविष्‍टियों करने हेतु ग्राम पंचायत मैनेजमेंट सिस्‍टम ( जीपीएमएस) का उपयोग कर रहा है।  राज्‍य, जिला परिषद (जेडपीज़) एवं पंचायत समितियों (पीएसज़) के लिए इन्‍टीग्रेटेड फंड मैनेज़मेंट सिस्‍टम (आईएफएमएस) का उपयोग कर रहा है।  प्रयास यह भी किया जा रहा है कि स्‍टेट-स्‍पेसीफिक एकाउंटिंग एप्‍लीकेशन नामत: जीपीएमएस को प्रिया सॉफ्ट के साथ सुव्‍यवस्‍थित किया जाए।  पश्‍चिम बंगाल के कुल 3349 ग्राम पंचायतों, 333 पंचायत समितियों एवं 18 जिला पंचायतों में से 3247 ग्राम पंचायतों, 332  पंचायत समितियों एवं 18 जिला पंचायतों के खातों को कंप्‍यूटरीकृत किया जा चुका है।  वस्‍तुत:, 2067 ग्राम पंचायतें वास्‍तविक समय आधार पर जीपीएमएस का उपयोग कर रहे हैं एवं पब्‍लिक डोमेन में मासिक रोकड़ विश्‍लेषण रिपोर्ट अपलोड कर रहे हैं।  सिस्‍टम जेनरेटेड बुक्‍स ऑफ अकाउंट्स के जरिए 3247 ग्राम पंचायतें, 332 पंचायत समितियों एवं समस्‍त ग्राम पंचायतों में एजी ऑडिट किया जा रहा है।  उसके अतिरिक्‍त राज्‍य एन एस ए पी पेंशन की प्रतिपूर्ति हेतु एस ई बी ए का उपयोग कर रहा है एवं इसका उपयोग सभी पंचायत समितियों द्वारा किया जा रहा है।  वर्ष 2005 के सर्वे (ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशानिदेश वर्ष 2002 के आधार पर) के उपरांत ग्रामीण परिवारों के समस्‍त आंकड़े डिजिटल रूप में पब्‍लिक डोमेन में उपलब्‍ध हैं।  सभी एमजीएनआरईजीएस आंकड़ों की प्रविष्‍टि पंचायती राज संस्‍थाओं द्वारा की जा रही है एवं सभी रिपोर्ट पब्‍लिक डोमेन में भी उपलब्‍ध हैं। 
******

अनुबंध I 

दिनांक 05-12-2013 को उत्‍तरार्थ राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 82 के भाग (क) के उत्‍तर में संदर्भित अनुबंध 
पंचायत एंटरप्राईज़ स्‍यूट (पीईएस) अनुप्रयोगों की सूची
	क्र.सं.
	अनुप्रयोग
	विवरण

	1
	लोकल गवर्मेंट डायरेक्‍टरी 
	स्‍थानीय सरकारों के सभी ब्‍यौरे रखता है एवं विशिष्‍ट कोड निर्धारित करता है।  विधान सभा एवं संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के साथ पंचायतों का मानचित्रण करता है।  यह निर्वाचित प्रतिनिधियों आदि के ब्‍यौरे भी उपलब्‍ध कराता है।  

	2
	एरिया प्रोफाईलर 
	ग्राम/पंचायत के भौगोलिक, जनांकीकीय, अवसंरचनात्‍मक, सामाजिक-आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रोफाईल रखता है।  सभी क्षेत्रीय कार्यक्रमों के नियोजन हेतु संपूर्ण डाटाबेस उपलब्‍ध कराता है। 

	3
	प्‍लान प्‍लस 
	परिप्रेक्ष्‍य, वार्षिक एवं कार्य योजनाओं को तैयार करने में पंचायती, शहरी स्‍थानीय निकायों एवं संबद्ध विभागों की मदद करता है। 

	4
	प्रिया सॉफ्ट
	वाउचर प्रविष्‍टियों के जरिए रसीद एवं व्‍यय ब्‍यौरे रखता है एवं स्‍वत: रोकड़ बही, पंजी, उपयोग प्रमाण पत्र इत्‍यादि सृजित करता है। 

	5
	एक्‍शन सॉफ्ट 
	विभिन्‍न कार्यक्रमों के तहत वास्‍तविक एवं वित्‍तीय परिणामों /आउट पुटों की निगरानी को सुलभ बनाता है। 

	6
	एसेट डायरेक्‍टरी 
	सृजित/अनुरक्षित परिसंपत्‍तियों के ब्‍यौरे रखता है ; कार्यों के दुहराव को रोकता है एवं रख-रखाव की व्‍यवस्‍था करता है। 

	7
	सर्विस प्‍लस 
	सभी राज्‍यों में सभी सेवाओं की इलेक्‍ट्रॉनिक सुपुर्दगी प्रदान करने में सहायता करने के लिए एक गतिमान मेटाडाटा-आधारित सुपुर्दगी पोर्टल है।  निवर्तमान शिकायत निवारण अनुप्रयोग की कार्यप्रणाली को भी इस अनुप्रयोग में आमेलित कर दिया गया है। 

	8
	सोसल ऑडिट
	जिला परिषद/ब्‍लॉंक पंचायत/ग्राम पंचायत स्‍तरों पर वैधानिक बैठकों के ब्‍यौरे रखता है एवं सामाजिक अंकेक्षण हेतु रिपोर्ट तैयार करते हैं। 

	9
	ट्रेनिंग मैनेजमेंट
	नागरिकों समेत सभी पणधारियों की ट्रेनिंग जरूरतों को पूरा करने,उनके फीडबैक, प्रशिक्षण सामग्री इत्‍यादि के लिए पोर्टल

	10
	नेशनल पंचायत पोर्टल
	पब्‍लिक डोमेन में सूचना का साझा करने के लिए प्रत्‍येक पंचायत के लिए गतिमान वेबसाईट ।

	11
	जी आई एस 
	जी आई एस मानचित्र पर सभी अनुप्रयोगों द्वारा सृजित समस्‍त आंकड़े को देखने का स्‍पेशियल लेयर। 


अनुबंध-II 
दिनांक 05-12-2013 को उत्‍तरार्थ राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 82 के भाग (क) के उत्‍तर में संदर्भित अनुबंध 
राज्‍य / संघ राज्‍य क्षेत्र-वार पी.ई.एस. अनुप्रयोगों को अपनाए जाने की स्‍थिति ।
	अनुप्रयोगों के नाम 
	राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा इस्‍तेमाल में लाए जा रहे हैं 

	प्रिया-सॉफ्ट*
	आंध्र प्रदेश , असम, बिहार, छत्‍तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश , झारखंड, मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्‍थान, सिक्‍किम , तमिलनाडु , त्रिपुरा, उत्‍तराखंड , उत्‍तर प्रदेश । 

	प्‍लान-प्‍लस *
	आंध्र प्रदेश , असम, बिहार, छत्‍तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश,जम्‍मू एवं कश्‍मीर , झारखंड, कर्नाटक, मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र,  ओडिशा, पंजाब, राजस्‍थान, सिक्‍किम , तमिलनाडु , त्रिपुरा, उत्‍तराखंड , उत्‍तर प्रदेश , पश्‍चिम बंगाल ।

	नेशनल पंचायत पोर्टल *
	आंध्र प्रदेश,अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्‍तीसगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्‍मू एवं कश्‍मीर, झारखंड, केरल,  लक्षदीप, मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र, मणिपुर,  मिजोरम, ओडिशा, पुद्दुचेरी, पंजाब, राजस्‍थान, सिक्‍किम, त्रिपुरा, उत्‍तराखंड, उत्‍तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल।

	लोकल गर्वनेंस डायरेक्‍टरी *
	नागालैंड ,मिजोरम एवं दिल्‍ली को छोड़कर समस्‍त राज्‍य / संघ राज्‍य क्षेत्र

	एक्‍शन सॉफ्ट *
	आंध्र प्रदेश, छत्‍तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमालच प्रदेश, जम्‍मू एवं कश्‍मीर, झारखंड, महाराष्‍ट्र, राजस्‍थान, पश्‍चिम बंगाल।

	एसेट डायरेक्‍टरी *
	आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्‍तीसगढ़, दादर एवं नागर हवेली, महाराष्‍ट्र, मणिपुर, सिक्‍किम, उत्‍तरप्रदेश एवं पश्‍चिम बंगाल।

	एरिया प्रोफाईलर *
	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्‍तीसगढ़, दादरएवं नागर हवेली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्‍मू एवं कश्‍मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्‍थान, सिक्‍किम,तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्‍तराखंड, उत्‍तर प्रदेश,पश्‍चिम बंगाल।


* प्रिया-सॉफ्ट= राज्य ऑनलाईन बाऊचरों की प्रविष्‍टियां कर रहे हैं ।
    * प्‍लान प्‍लस = राज्‍य अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाएं अपलोड कर रहे हैं। प्रिया-सॉफ्ट= राज्‍य ड्राफ्ट   योजनाओं अथवा वार्षिक कार्य योजनाओं  को अपलोड कर रहे हैं । 
    * नेशनल पंचायत पोर्टल = वे राज्‍य  जहां (राज्‍यों के अनुरोध पर) पंचायतों के लिए डायनामिक वेबसाईटें   सृजित की गई हैं । 
    * लोकल गर्वनेंस डायरेक्‍टरी = वे राज्‍य  जहां पंचायतों अथवा समतुल्‍य ग्रामीण स्‍थानीय निकायों के लिए विशिष्‍ट कोड परिभाषित किए गए हैं । 
    * एक्‍शन सॉफ्ट = वे राज्‍य जहां पंचायतों द्वारा किए जा रहे कार्यों की वित्‍तीय/वास्‍तविक प्रगति का ब्‍यौरा रखा जा रहा है। 
    * असेट डायरेक्‍टरी = राज्‍य जहां पंचायतें पब्‍लिक डोमेन में अपनी परिसंपत्‍तियों के ब्‍यौरे रखने आरंभ कर दिए हैं। 
    * एरिया प्रोफाइलर = राज्‍य जहां लोकल प्रोफाईल (चुनाव ब्‍यौरे, जननांकिकीय आंकड़े, परिवार पंजी इत्‍यादि) पब्‍लिक डोमेन में रखे जा रहे हैं। 
